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अप्रैल माह में जीएसटी संग्रह बढ़कर 
₹2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर 
पहुंचा 
संदर्भ

•	 सरकार का वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व अप्रैल 
2026 में ₹2.43 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर 
पर पहुचँ गया, जो विगत वर्ष अप्रैल की तुलना में 8.7% 
अधिक ह।ै

परिचय 

•	 यह वदृ्धि मखु्यतः आयात पर संग्रह से प्रेरित रही, जबकि 
घरेल ू बिक्री से प्राप्त राजस्व अपेक्षाकृत धीमी गति से 
बढ़ा।

•	 अप्रैल माह में संग्रह सामान्यतः अधिक होता ह ैक्योंकि 
उद्योग और कर प्रशासन दोनों ही वित्तीय वर्ष के अतं 
तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतंिम प्रयास करते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

•	 जीएसटी को वर्ष 2017 में 101वें संविधान संशोधन 
अधिनियम, 2016 के माध्यम से एक व्यापक अप्रत्यक्ष 
कर के रूप में लाग ूकिया गया।

•	 यह उपभोग-आधारित कर ह,ै जो वस्तुओ ंऔर सेवाओ ं
की खपत पर लगाया जाता ह।ै

•	 इसे निर्माण से लेकर अतंिम उपभोग तक सभी चरणों में 
लगाया जाता ह।ै केवल मलू्यवर्धन पर कर लगाया जाता 
ह ैऔर कर का बोझ अतंिम उपभोक्ता पर पड़ता ह।ै

	� यह उस राज्य या कें द्र शासित प्रदशे को प्राप्त होता ह ै
जहाँ उपभोग होता ह।ै

•	 जीएसटी के प्रकार:

	� कें द्रीय जीएसटी (CGST): कें द्र सरकार द्वारा 
लगाया जाता ह।ै

	� राज्य/कें द्र शासित प्रदेश जीएसटी (SGST/
UTGST): राज्य या कें द्र शासित प्रदशे द्वारा 
लगाया जाता ह।ै

	� एकीकृत जीएसटी (IGST): अतंर-राज्यीय 
आपरू त्ि पर कें द्र सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित 
किया जाता ह।ै

	� कें द्र सरकार IGST का SGST/UTGST 
हिस्सा उस गंतव्य राज्य को हस्तांतरित करती 
ह ैजहाँ वस्तुओ/ंसेवाओ ंका उपभोग हुआ।

•	 कर की दरें:

	� वस्तुओ ं और सेवाओ ं के लिए तीन स्लैब: 5%, 
18% और 40%।

	� दैनिक आवश्यकताओ ंऔर विलासिता की वस्तुओ ं
पर समान दर लाग ून हो सके, इसलिए विभिन्न स्लैब 
बनाए गए।
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•	 जीएसटी परिषद:

	� अनचु छ्ेद 279A के अतंर्गत एक संवैधानिक निकाय 
ह।ै

	� इसमें संघ वित्त मतं्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों 
के वित्त मतं्री सदस्य होते हैं।

	� परिषद के सदस्य लगभग सभी निर्णय सर्वसम्मति 
से लेते हैं।

•	 अपवादित वस त्ुए:ँ

	� मानव उपभोग हतेु मदिरा तथा पाँच पेट्रोलियम 
उत्पाद (कें द्र और राज्य दोनों के लिए सामान्य): 
पेट्रोलियम क्रू ड, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड 
डीज़ल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल।

जीएसटी 2.0 सुधार

•	 सरल कर सरंचना: तीन-स्लैब जीएसटी व्यवस्था 
(5%, 18% और 40%) से जटिलता, वर्गीकरण विवाद 
और अनपुालन लागत में कमी आई।

•	 एमएसएमई और स्टार्टअप सशक्तिकरण: त्वरित 
रिफंड, सरल पंजीकरण और रिटर्न, तथा कम इनपटु 
लागत से वर्तमान व्यवसायों एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन 
मिला त्तथा यवुाओ ंको व्यवसाय व स्टार्टअप शरुू करने 
हतेु प्रेरित किया गया।

•	 विस्तृत कर आधार और राजस्व स्थिरता: सरल 
दरों और बेहतर अनपुालन से जीएसटी करदाताओ ंका 
आधार 1.5 करोड़ से अधिक हो गया, साथ ही सकल 
संग्रह भी बढ़ा, जिससे वित्तीय स्थिरता सदुृढ़ हुई।

निष्कर्ष

•	 वर्ष 2025 के जीएसटी सुधार भारत की समावेशी 
आर्थिक वदृ्धि और यवुा सशक्तिकरण की यात्रा में एक 
परिवर्तनकारी अध्याय हैं।

•	 विभिन्न उद्योगों में दरों का युक्तिकरण कर सरकार ने न 
केवल जीवनयापन की लागत को कम किया ह,ै बल्कि 
स्टार्टअप्स, एमएसएमई और रोजगार चाहने वालों के 
लिए नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं।

•	 सामहूिक रूप से, ये सुधार भारत की कर प्रणाली 
को सरल, न्यायसंगत और विकासोन्मुख बनाने की 

प्रतिबद्धता को पनुः पषु्ट करते हैं — यह सुनिश्चित करते 
हुए कि राष्ट्र के आर्थिक भविष्य के कें द्र में यवुा नागरिक हों।

स्रोत: TH

राज्यों की राजकोषीय स्थिति 
समाचार में

•	 वित्त मतं्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में 
चतेावनी दी ह ै कि उच्च राजस्व घाटे और भारी ऋण 
भार वाले कई भारतीय राज्य वित्तीय आघातों से निपटने 
में कठिनाई का सामना करेंगे।

क्या आप जानत हैं?

•	 राजस्व घाटा: जब सरकार का नियमित व्यय (जैसे 
वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भगुतान) उसकी 
नियमित आय (करों और शलु्कों से) से अधिक होता ह।ै

•	 राजस्व अधिशेष: इसका अर्थ ह ै कि राज्य अपने 
राजस्व व्यय—वेतन, पेंशन, सब्सिडी—को अपनी 
आय से परूा कर लेते हैं, जिससे दैनिक व्ययों के लिए 
उधारी पर निर्भरता कम होती ह ै और राजकोषीय 
स्थिरता में सुधार होता ह।ै

राजकोषीय तनाव

•	 यह ऐसी स्थिति को दर्शाता ह ैजहाँ सरकार की आय 
और व्यय में लगातार या अस्थायी असंतुलन होता ह,ै 
जिससे नीति-निर्माताओ ं को व्यय समायोजित करने, 
आय बढ़ाने या उधारी बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता ह।ै

राजकोषीय तनाव के कारण

•	 सरंचनात्मक कारक: सीमित कर आधार, असमान 
जीएसटी संग्रह और अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता।

	� बढ़ती सब्सिडी: खाद्य, उर्वरक, ईधंन और 
कल्याणकारी प्रतिबद्धताए।ँ

•	 ऋण भार: अधिक उधारी और ब्याज भगुतान विकास 
व्यय को सीमित करते हैं।

•	 आर्थिक आघात: महामारी-संबंधी व्यय, वैश्विक वस्तु 
मलू्य अस्थिरता और जलवाय-ुसंबंधी आपदाए।ँ

•	 अनुपालन अंतराल: कर चोरी, कमजोर प्रवर्तन और 
पूंजीगत व्यय में कम प्रदर्शन।
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प्रभाव

•	 बढ़ता ऋण भार: राजकोषीय तनाव ऋण बढ़ाता ह,ै 
ब्याज भार बढ़ाता ह ैऔर विकास व्यय घटाता ह,ै जिससे 
क्रेडि ट रेटिग में गिरावट का जोखिम होता ह।ै

•	 घटा हुआ राजकोषीय स्थान: सरकार की लचीलापन 
क्षमता घटती ह ैऔर बुनियादी ढाँच ेव सामाजिक क्षेत्रों 
में निवेश सीमित होता ह।ै

•	 सामूहिक आर्थिक अस्थिरता: भारी सरकारी उधारी 
ब्याज दरें बढ़ाती ह,ै जिससे निजी क्षेत्र का निवेश सीमित 
होता ह।ै

•	 कमज़ोर सामाजिक और विकास परिणाम: 
स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पर व्यय सीमित हो सकता 
ह,ै जिससे क्षेत्रों में असमानता बढ़ सकती ह।ै

•	 अंतर-पीढ़ीगत भार : अधिक उधारी का भगुतान 
भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित होता ह,ै जिससे 
दीर्घकालिक ऋण स्थिरता का जोखिम बढ़ता ह।ै

राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर आँकड़े

•	 राजस्व अधिशेष बनाम राजस्व घाटा वाले राज्य

	� राजस्व अधिशेष राज्य: झारखडं, उत्तर प्रदशे, 
तेलंगाना (अन्य के साथ)

	� ये राज्य अपनी नियमित व्यय आवश्यकताओ ं
(वेतन, पेंशन, सब्सिडी) को स्वयं के राजस्व से 
परूा करने में सक्षम हैं।

	� भारत के आठ राज्य—गजुरात, झारखडं, उत्तर 
प्रदशे, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तराखडं, बिहार 
और गोवा—ने अपना राजकोषीय घाटा सकल 
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राज्य घरेल ूउत्पाद (GSDP) के 3% या उससे 
कम पर बनाए रखा ह।ै

•	 यह वित्त आयोग द्वारा अनशुसंित राजकोषीय अनशुासन 
के मानक के अनरुूप ह।ै

	� 16वाँ वित्त आयोग (2026–31), जिसकी 
अध्यक्षता अरविद पनागरिया कर रह े हैं, ने भी 
राज्यों के लिए 3% राजकोषीय घाटे की सीमा की 
सिफारिश की ह।ै

	� राजस्व घाटा वाले राज्य: पंजाब, केरल, पश्चिम 
बंगाल, आधं्र प्रदशे, राजस्थान, हिमाचल प्रदशे

	� इन राज्यों को उच्च प्रतिबद्ध व्यय जैसे पेंशन 
और ब्याज भगुतान के कारण कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता ह।ै

•	 राज्यों का ऋण स्तर: पंजाब सबसे अधिक ऋणग्रस्त ह ै
(GSDP का 45.1%)

	� इसके बाद हिमाचल प्रदशे (40.5%), राजस्थान 
और आधं्र प्रदशे (36%)

	� ओडिशा और गजुरात का ऋण अपेक्षाकृत कम ह,ै 
जो उनकी सदुृढ़ राजकोषीय स्थिति को दर्शाता ह।ै

परिणाम

•	 राजस्व अधिशषे वाले राज्य अपेक्षाकृत मजबतू स्थिति 
में हैं क्योंकि कम ब्याज भगुतान से पूंजीगत व्यय के लिए 
अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं।

•	 राजस्व घाटे वाले राज्यों को अधिक कठिनाई होती ह ै
क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में जाता 
ह—ैअक्सर कुल राजस्व प्राप्तियों का 15% से अधिक—
और उनके पास अधिक बकाया ऋण भी होता ह।ै

•	 ऐसे राज्य जिनमें राजस्व घाटा और उच्च ऋण स्तर 
दोनों हैं, उनके पास आर्थिक या राजकोषीय आघातों का 
सामना करने की सीमित क्षमता होती ह।ै

	� इन्हें प्रायः व्यय में कटौती या पनुर्गठन करना पड़ता 
ह,ै या कें द्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता माँगनी 
पड़ती ह।ै

	� हालाँकि, इससे तनाव उत्पन्न हो सकता ह ैक्योंकि 

ऐसी माँगें उस समय आती हैं जब कें द्र स्वयं 
राजकोषीय समकेन पर ध्यान कें द्रित कर रहा होता 
ह।ै

निष्कर्ष एवं आगे की राह

•	 उच्च राज्य-स्तरीय ऋण (कुछ  मामलों में GSDP का 
लगभग 35–45%) भारत के कुल सार्वजनिक ऋण भार 
में महत्वपरू्ण योगदान दतेा ह।ै

•	 जो राज्य “शनू्य राजस्व घाटा” के स्वर्ण नियम का पालन 
नहीं कर पाते, वे बढ़त व्यय के दौर में राजकोषीय तनाव 
के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

•	 दीर्घकालिक सामहूिक आर्थिक स्थिरता और प्रभावी 
आघात प्रबंधन के लिए राजकोषीय अनशुासन बनाए 
रखना आवश्यक ह।ै

•	 राजकोषीय समकेन के प्रयास कें द्र और राज्यों दोनों द्वारा 
संयुक्त रूप से किए जाने चाहिए।

•	 भारत का राजकोषीय तनाव कल्याणकारी प्रतिबद्धताओ ं
और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन को दर्शाता ह।ै 
जहाँ कें द्र ने विश्वसनीय समकेन मार्ग अपनाया ह,ै वहीं 
राज्य वित्त अभी भी चितंा का विषय बने हुए हैं।

•	 सतत राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अनशुासन, 
पारदर्शिता और सदुृढ़ सहकारी संघवाद आवश्यक ह।ै

स्रोत :TH.

मतदान और मतगणना के बीच ईवीएम के 
सुरक्षित संरक्षण की प्रक्रिया 
संदर्भ

•	 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतगणना से कुछ  
दिन पहले, मखु्यमतं्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि 
उन्हें ईवीएम के भडंारण से संबंधित हरेफेर की रिपोर्टें 
प्राप्त हुई हैं।

ईवीएम के प्रबंधन की प्रक्रिया

•	 भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा ईवीएम के प्रबंधन 
की प्रक्रिया—मतदान से परू्व, मतदान के दौरान और 
मतदान के बाद—अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 
मनैअुल, 2023 में निर्धारित की गई ह।ै
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•	 चुनाव से पहले, ईवीएम जिला निर्वाचन अधिकारी 
(DEO), जो कि जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, के नियंत्रण में 
गोदाम में सरुक्षित रखी जाती हैं।

•	 चुनाव शरुू होने पर, ईवीएम को राष्ट्रीय और राज्य-
मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 
यादृच्छिक किया जाता ह ैऔर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र 
के स्ट्रॉन्गरूम में भजेा जाता ह।ै

•	 संपरू्ण प्रक्रिया 24/7 सीसीटीवी निगरानी में होती ह।ै इन्हीं 
स्ट्रॉन्गरूम से ईवीएम को मतदान कें द्रों पर भजेा जाता ह।ै

•	 मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने के बाद, ईवीएम 
को सील कर दिया जाता ह ैऔर चुनाव अधिकारियों 
तथा सरुक्षा कर्मियों द्वारा पनुः स्ट्रॉन्गरूम में पहुचँाया 
जाता ह।ै

इलेक्ट् रॉनिक वोटिग मशीन (EVM) क्या है?

•	 यह एक उपकरण ह ैजिसका उपयोग चुनावों में डाले गए 
मतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने और गिनने के 
लिए किया जाता ह।ै

•	 ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग 1982 में केरल के पारावरू 
विधानसभा क्षेत्र में 123 में से 50 बथूों पर किया गया 
था।

•	 ईवीएम दो भागों से मिलकर बनी होती ह—ै‘कंट्रोल 
यनूिट’ और ‘बैलेटिग यनूिट’, जो 5-मीटर केबल से 
जुड़ी होती हैं।

•	 कंट्रोल यनूिट निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतदान 
अधिकारी के पास रहती ह ैऔर इसे ईवीएम का मस्तिष्क 
कहा जाता ह।ै

•	 बैलेटिग यनूिट मतदान कक्ष में होती ह,ै जहाँ मतदाता गपु्त 
रूप से अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के 
सामने बटन दबाकर वोट डालते हैं।

	� बैलेटिग यनूिट तभी सक्रिय होती ह ै जब मतदान 
अधिकारी उस पर ‘बैलेट’ बटन दबाते हैं।

मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रे ल (VVPAT)

•	 जब मत डाला जाता ह,ै तो ईवीएम की बैलेट यनूिट 
(BU) से जुड़ी वीवीपैट मशीन एक पर्ची छापती ह ै
जिसमें मतदाता की पसंद अकंित होती ह।ै

	� यह पर्ची शीश ेके पीछे सात सेकंड तक दिखाई दतेी 
ह ैताकि मतदाता सुनिश्चित कर सके कि उसका मत 
सही दर्ज हुआ ह,ै इसके बाद यह नीच ेस्थित बॉक्स 
में गिर जाती ह।ै

•	 पर्ची में उम्मीदवार का नाम और पार्टी/स्वतत्र प्रत्याशी 
का प्रतीक अकंित होता ह।ै

•	 वीवीपैट मशीन का विचार 2010 में सामने आया, 
कितु इसका प्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड के नोक्सेन 
विधानसभा क्षेत्र में हुआ।

	� 2013 में निर व्ाचन आचरण नियम, 1961 में 
संशोधन कर ईवीएम से प्रिंटर और ड्रॉप बॉक्स को 
जोड़ने की अनमुति दी गई।

•	 2017 से सभी चुनावों में 100% वीवीपैट का प्रयोग 
शरुू हुआ और 2019 लोकसभा चुनाव पहला आम 
चुनाव बना जिसमें सभी ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी थीं।

ईवीएम का महत्व

•	 गति: ईवीएम पारंपरिक मतगणना की तुलना में तीव्रता 
से परिणाम दनेे में सक्षम हैं।

•	 सटीकता: इन्हें मतगणना में त्रुटियों को न्यूनतम करने 
और अमान्य/खराब मतपत्रों की घटनाओ ंको कम करने 
के लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै

•	 लागत-प्रभावशीलता: समय के साथ, ईवीएम 
पारंपरिक कागज़-आधारित मतदान प्रणाली की तुलना 
में अधिक किफायती साबित होती हैं क्योंकि यह मतपत्रों 
की छपाई और भडंारण की आवश्यकता को कम करती 
हैं।

निष्कर्ष

•	 समग्र रूप से, भारत में वीवीपैट प्रणाली चुनावों में 
पारदर्शिता और जवाबदहेी बढ़ाने की दिशा में एक 
महत्वपरू्ण कदम ह।ै तथापि, इसकी प्रभावशीलता, लागत 
और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों को लेकर आलोचना 
और समीक्षा जारी ह।ै 

•	 इन चितंाओ ंका समाधान विश्वसनीयता, सलुभता और 
जन-स्वीकृति को बेहतर बनाने के प्रयासों से ही संभव ह।ै

स्रोत: IE
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भारत का स्ट्रेस्ड एसेट समाधान ढांचा 
और राष्ट् रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी 
(NARCL) 
संदर्भ

•	 नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) 
भारत की स्ट्रेस्ड एसेट समाधान रूपरेखा को सदुृढ़ करती 
ह ैऔर वित्त वर्ष 2025–26 में वसलूी की गति को तीव्र 
करती ह।ै

भारत की स्ट्रेस्ड एसेट समाधान रूपरेखा का विकास

•	 प्रारंभिक तंत्र: ऋण वसलूी न्यायाधिकरण (DRTs), 
1993; सरफेसी अधिनियम, 2002; और परिसंपत्ति 
पनुर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs)।

	� हालाँकि, इन तंत्रों को विलंब, कम वसलूी दर और 
समन्वय संबंधी समस्याओ ंका सामना करना पड़ा।

•	 सरंचनात्मक सधुार: दिवाला और शोधन अक्षमता 
संहिता (IBC), 2016: इसने समयबद्ध दिवाला 
समाधान प्रक्रिया शरुू की; नियंत्रण को प्रवर्तकों से ले 
कर ऋणदाताओ ंको सौंपा; और वसलूी दरों तथा ऋण 
अनशुासन में सुधार किया।

	� इसने ‘ऋणदाता-नियंत्रण मॉडल’ स्थापित किया 
और भारत के समाधान पारिस्थितिकी तंत्र में एक 
महत्वपरू्ण बदलाव लाया।

•	 परिसपंत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) एवं बैंकिग 
सधुार: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई समीक्षा ने 
एनपीए में पारदर्शिता बढ़ाई; और बैंकों के पनुर्पूंजीकरण 
से बैलेंस शीट सदुृढ़ हुई।

•	 ‘बैड बैंक’ मॉडल की आवश्यकता: IBC की 
सफलता के बावजदू बड़े और जटिल एनपीए अनसलुझ े
रह,े अनेक ऋणदाताओ ंके कारण समन्वय विफलताए ँ
हुई;ं तथा ARCs को पूंजीगत सीमाओ ं का सामना 
करना पड़ा।

	� इससे कें द्रीकृत ‘बैड बैंक’ संरचना का निर्माण हुआ।

	� बैड बैंक स्ट्रेस्ड एसेट को एकत्रित कर पेशवेर 
समाधान सक्षम बनाते हैं और मलू्य खोज में सुधार 
करते हैं।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)

•	 ससं्थागत सरंचना: सरकार समर्थित ARC (‘बैड 
बैंक’), जो इडंिया डेब्ट रिज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड 
(IDRCL) के साथ मिलकर बड़े मलू्य वाले स्ट्रेस्ड एसेट 
पर कें द्रित ह।ै

•	 मुख्य कार्य: बैंकों से स्ट्रेस्ड एसेट का अधिग्रहण; 
विभिन्न ऋणदाताओ ंके जोखिमों का एकत्रीकरण; और 
IBC प्रक्रिया, बाज़ार आधारित बिक्री तथा पनुर्गठन 
तंत्रों के माध्यम से समाधान।

समाधान पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका

•	 बैलेंस शीट शुद्धिकरण: बैंकों की परुानी एनपीए को 
हटाकर उनकी ऋण क्षमता बढ़ाता ह।ै

•	 मूल्य अधिकतमकरण: परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण 
सौदबेाजी की शक्ति बढ़ाता ह ै और पेशवेर प्रबंधन 
वसलूी परिणामों को बेहतर करता ह।ै

•	 IBC का पूरक: IBC एक काननूी समाधान ढांचा ह;ै 
जबकि NARCL एक संस्थागत क्रियान्वयन तंत्र ह।ै

	� NARCL बहु-ऋणदाता प्रणाली में निहित समन्वय 
विफलताओ ंऔर विलंब को कम करता ह।ै

प﻿्रदर्शन और उभरती प्रवृति

•	 हाल के वर्षों में NARCL ने वसलूी की गति को तीव्र 
किया ह,ै बड़े एनपीए पर ध्यान कें द्रित करने से प्रणालीगत 
दक्षता में सुधार हुआ ह।ै

•	 यह स्ट्रेस्ड एसेट के लिए द्वितीयक बाज़ार के विकास में 
सहायक ह।ै
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•	 लक्ष्य अधिग्रहण: ₹2 लाख करोड़ स्ट्रेस्ड एसेट; बड़े 
मलू्य वाले समाधान पर निरंतर ध्यान; और संकटग्रस्त 
परिसंपत्तियों के द्वितीयक बाज़ार को सदुृढ़ करना।

•	 NARCL वित्तीय क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने, भारत 
के ऋण वदृ्धि चक्र को समर्थन दनेे और पूंजी के कुशल 
आवंटन को सक्षम बनाने में महत्वपरू्ण भमूिका निभाने 
की अपेक्षा ह।ै

बै﻿ंक�िग क्षेत्र को सुदृढ़ करने में भूमिका

•	 बैलेंस शीट शुद्धिकरण: NARCL बैंकों को परुानी 
एनपीए हस्तांतरित करने, परिसंपत्ति गणुवत्ता सुधारने 
और नए ऋण पर ध्यान कें द्रित करने में सक्षम बनाता ह।ै

	� यह RBI के पूंजी पर्याप्तता और ऋण प्रवाह पर बल 
के अनरुूप ह।ै

•	 पंूजी पुनर्चक्रण: स्ट्रेस्ड एसेट की वसलूी से अवरुद्ध 
पूंजी मुक्त होती ह ैऔर उत्पादक क्षेत्रों में ऋण विस्तार 
को प्रोत्साहन मिलता ह।ै

•	 सधुारित वसलूी पारिस्थितिकी तंत्र: IBC, DRTs 
और सरफेसी अधिनियम के साथ मिलकर कार्य करता 
ह;ै और बहु-ऋणदाता प्रणाली में विलंब और समन्वय 
समस्याओ ंको कम करता ह।ै

रूपरेखा में चुनौतियाँ

•	 कानूनी और प्रक्रियात्मक विलंब: IBC की 
समयसीमा प्रायः मकुदमों के कारण टूट जाती ह।ै

•	 मूल्यांकन समस्याए:ँ संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का मलू्य 
निर्धारण कठिन होता ह।ै

•	 नैतिक जोखिम: बैंक अत्यधिक रूप से NARCL को 
हस्तांतरण पर निर्भर हो सकते हैं।

•	 क्षमता सीमाए:ँ संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गहरे 
बाज़ार और निवेशकों की आवश्यकता ह।ै

आगे की राह

•	 IBC अवसंरचना और न्यायिक क्षमता को सदुृढ़ करना

•	 स्ट्रेस्ड एसेट के लिए द्वितीयक बाज़ार की तरलता में 
सुधार

•	 परिसंपत्ति मलू्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाना

•	 निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

•	 समाधान में प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का एकीकरण

स्रोत: PIB

खाद्य प्रणालियो ंका जलविज्ञानीय 
वास्तविकताओ ंके अनुरूप पुनः संतुलन 
संदर्भ

•	 विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट “पोषण और समदृ्धि: एक रहने 
योग्य ग्रह पर 10 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करान 
के लिए जल समाधान” में यह संरचनात्मक चितंा व्यक्त 
की ह ै कि वैश्विक खाद्य प्रणाली मलूतः जलविज्ञानीय 
वास्तविकताओ ंके अनरुूप नहीं ह।ै

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

•	 विश्व बैंक का अनमुान ह ैकि यदि अक्षमताए ँबनी रहती 
हैं तो वर्तमान कृषि जल प्रणालियाँ वर्ष 2050 तक केवल 
वैश्विक जनसंख्या के लगभग एक-तिहाई हिस्से के लिए 
ही खाद्य उत्पादन को सतत रूप से समर्थन द ेपाएगंी।

	� संकट का मलू कारण जल की परू्ण कमी नहीं बल्कि 
कुप्र बंधन ह।ै

•	 भारत एक विरोधाभास प्रस्तुत करता ह—ैयह जल-
संकटग्रस्त दशे होते हुए भी जल-प्रधान फसलों का 
निर्यात करता ह,ै जिससे “आभासी जल” का निर्यात 
होता ह।ै

•	 पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमखु कृषि क्षेत्रों में भजूल का 
क्षरण प्रति वर्ष एक मीटर से अधिक की दर से हो रहा ह।ै

ऊर﻿्जा–जल–खाद्य संबंध 

•	 अतंर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी 2026 योजना 
तेल के आघातों से बचाव” में बल दिया ह ै कि ऊर्जा 
व्यवधान शीघ्र ही खाद्य और जल संकट में परिवर त्ित 
हो सकते हैं।

	� भारत लगभग 85–90% कच्चे तेल का आयात 
करता ह,ै जिससे यह वैश्विक ऊर्जा आघातों के प्रति 
संवेदनशील ह।ै

•	 भजूल सिंचाई ऊर्जा-प्रधान प्रक्रिया ह,ै जो बिजली और 
डीज़ल पर निर्भर करती ह।ै
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	� ईधंन की बढ़ती कीमतें सिंचाई, परिवहन और खाद्य 
वितरण की लागत को बढ़ा दतेी हैं।

•	 इस प्रकार, जल उपयोग की अक्षमताए ँसीध ेऊर्जा मांग 
को बढ़ाती हैं, जबकि ऊर्जा आगाहत खाद्य असरुक्षा 
और मुद्रास्फीति को और गंभीर बनाते हैं।

भारत में संकट के कारक

•	 विकृत प्रोत्साहन सरंचना: सिंचाई हतेु मफु्त या 
अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली भजूल दोहन की 
सीमांत लागत को लगभग शनू्य कर दतेी ह,ै जिससे 
अस्थिर और अत्यधिक पंपिंग होती ह।ै

•	 फसल पैटर्न असतुंलन: नीतिगत समर्थन तंत्र जल-
प्रधान फसलों जैसे धान और गन्ने की खतेी को उन 
क्षेत्रों में प्रोत्साहित करता ह ै जो पारिस्थितिक दृष्टि से 
अनपुयुक्त हैं।

•	 खंडित नीतिगत ढाँचा: जल, ऊर्जा और कृषि अलग-
अलग विभागों द्वारा संचालित होते हैं, जिससे नीतिगत 
असंगति एवं अक्षमता उत्पन्न होती ह।ै

•	 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

	� अनियमित मानसनू, सखूा और अत्यधिक वर्षा 
जैसी घटनाओ ंकी बढ़ती आवतृ्ति कृषि चक्रों को 
बाधित कर रही ह।ै

	� जब जलवाय ु दबाव ऊर्जा झटकों के साथ जडु़ता 
ह ैतो खाद्य सरुक्षा के लिए संयुक्त जोखिम उत्पन्न 
होते हैं।

सतत प्रबंधन हेतु सरकारी पहल

•	 राष्ट्रीय जल मिशन: जल संरक्षण, अपव्यय न्यूनतम 
करने और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित 
करने पर कें द्रित।

•	 प्रधानमंत्री कृषि सिचंाई योजना (PMKSY): 
सिंचाई कवरेज बढ़ाने और “प्रति बूंद अधिक फसल” 
सिद्धांत के माध्यम से जल उपयोग दक्षता सुधारने का 
लक्ष्य।

•	 सकू्ष्म सिचंाई कोष: राज्यों को ड्रिप और स्प्रिंकलर 
सिंचाई प्रणाली विस्तार हतेु वित्तीय सहयोग।

•	 अटल भूजल योजना: जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में 
सामदुायिक नेततृ्व वाली भजूल प्रबंधन योजना, जो 
व्यवहार परिवर्तन और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से 
सतत उपयोग को बढ़ावा दतेी ह।ै

•	 पीएम-कुसमु योजना: सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपों 
को प्रोत्साहित करती ह,ै डीज़ल पर निर्भरता घटाती ह ै
और किसानों की ऊर्जा सरुक्षा बढ़ाती ह।ै

आगे की राह

•	 जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल-प्रधान फसलों से हटकर 
फसल विविधीकरण को लक्षित प्रोत्साहन और खरीद 
समर्थन के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दनेा।

•	 ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सटीक सिंचाई तकनीकों को 
बड़े पैमाने पर अपनाना ताकि कृषि में जल उपयोग 
दक्षता सुधरे।

•	 पीएम-कुसमु जैसी सरकारी योजनाओ ंको जल लेखांकन 
तंत्र और स्मार्ट उपयोग नियंत्रण जैसे सरुक्षा उपायों के 
साथ एकीकृत करना ताकि कम या शनू्य सीमांत ऊर्जा 
लागत से उत्पन्न अति-उपयोग रोका जा सके।

•	 मतं्रालयों के बीच संस्थागत समन्वय को सदुृढ़ करना, 
साथ ही एकीकृत डेटा प्रणाली और नियोजन प्रक्रियाओ ं
को लाग ू करना, दीर्घकालिक स्थिरता एवं प्रभावी 
नीतिगत क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार
तात्या टोपे
संदर्भ 

•	 1857 से संबंधित तात्या टोपे का एक दुर्लभ हस्तलिखित 
और हस्ताक्षरित पत्र मध्य प्रदशे के अभिलेखागार में 
खोजा गया ह।ै

तात्या टोपे के बारे में

•	 प्रारंभिक जीवन: तात्या टोपे का वास्तविक नाम 
रामचदं्र पांडुरंग टोपे था। उनका जन्म 1814 में नासिक, 
महाराष्ट्र में हुआ।
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	� उनके पिता बाजीराव द्वितीय, अतंिम मराठा पेशवा, 
के दरबार में एक कुलीन पद पर कार्यरत थे।

	� उनका नाना साहबे (बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र) 
से घनिष्ठ संबंध था, जिसने बाद में उनके विद्रोह में 
भमूिका को आकार दिया।

•	 1857 के विद्रोह में भूमिका: वे 1857 के विद्रोह के 
दौरान सबसे सक्षम सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में 
उभरे।

	� उन्होंने कानपरु और ग्वालियर जैसे प्रमखु प्रतिरोध 
कें द्रों में महत्वपरू्ण भमूिका निभाई।

	� उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेताओ ंके साथ मिलकर 
ब्रिटिश सेनाओ ंके विरुद्ध विद्रोह को बनाए रखा।

•	 सैन्य रणनीति: वे गरुिल्ला युद्ध, तीव्र गतिशीलता और 
आकस्मिक हमलों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे।

	� अतंतः उन्हें ब्रिटिशों ने पकड़ लिया और 1859 में 
शिवपरुी में औपचारिक मकुदम े के बाद फाँसी दी 
गई।

स्रोत: TOI

नागरिकता नियमो ंमें संशोधन अधिसूचित
संदर्भ 

•	 भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 
अधिसचूित किए हैं, जिनमें प्रवासी भारतीय नागरिक 
(OCI) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदन से संबंधित 
संशोधित प्रावधान शामिल हैं।

परिचय

•	 गहृ मतं्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन 
किए हैं।

•	 इसमें OCI कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों की 
विभिन्न प्रक्रियाओ ंमें डिजिटल परिवर्तन लाया गया ह।ै

प्रावधान

•	 कोई भी अल्पवयस्क बच्चा भारतीय पासपोर्ट रखते हुए 
किसी अन्य दशे का पासपोर्ट नहीं रख सकता।

•	 OCI कार्ड पंजीकरण और त्याग के सभी आवेदन अब 
आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से 
प्रस्तुत किए जाएगँे।

•	 OCI स्थिति त्यागने की घोषणा पर, व्यक्तियों को मलू 
भौतिक कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, पोस्ट या विदशेी 
क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी को सौंपना होगा।

•	 सरकार ने दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की परू्व 
आवश्यकता को समाप्त कर दिया ह ैऔर इलेक्ट्रॉनिक 
OCI (e-OCI) की शरुुआत की ह,ै जिसके अतंर्गत 
पंजीकृत व्यक्तियों को अब भौतिक OCI कार्ड या 
इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण जारी किया जा सकता ह।ै

•	 OCI आवेदकों को अब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम 
में शामिल होने के लिए एक नया सहमति पत्र पर 
हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें पंजीकरण के दौरान उनके 
बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनमुति होगी।

OCI योजना

•	 OCI योजना नागरिकता अधिनियम, 1955 में 2005 
के संशोधन के माध्यम से शरुू की गई थी।

•	 यह योजना भारतीय मलू के व्यक्तियों को प्रवासी 
भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की अनमुति दतेी 
ह,ै बशर्ते वे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत 
के नागरिक रह ेहों या उस तिथि को नागरिक बनने के 
पात्र रह ेहों।

•	 हालाँकि, पाकिस्तान या बांग्लादशे के नागरिक रह ेव्यक्ति 
या जिनके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-पड़दादी 
नागरिक रह ेहों, वे पात्र नहीं हैं।

स्रोत: AIR

सिक्किम बना भारत का प्रथम पेपरलेस 
न्यायिक राज्य
संदर्भ 

•	 भारत के मखु्य न्यायाधीश सुर्या कांत ने सिक्किम को 
भारत का प्रथम पेपरलेस न्यायिक राज्य घोषित किया।

परिचय 

•	 यह न्याय प्रणाली को तेज़, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-
आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपरू्ण कदम ह।ै

•	 ई-फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन से दक्षता और 
न्याय तक पहुचँ में सुधार होगा, विशषेकर दरूस्थ क्षेत्रों में।

•	 यह विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनरुूप ह।ै
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भारत में उच्च न्यायालय

•	 भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, 
जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय 
स्थापित किए गए।

•	 वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 
कुछ  का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य/कें द्र शासित 
प्रदशेों पर ह।ै

•	 दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे कें द्र शासित 
प्रदशेों के अपने उच्च न्यायालय हैं।

•	 संविधान के अनचु छ्ेद 214 से 231 (भाग VI) में इनके 
संगठन, शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र का उल्लेख ह।ै

स्रोत: AIR

क﻿्यूराटेक को बेवासिज़ुमैब बायोसिमिलर 
हेतु नियामक स्वीकृति
संदर्भ 

•	 ऑरोबिदो फार्मा की सहायक कंपनी क्यूराटक 
बायोलॉजिक्स को हले्थ कनाडा से अपने बेवासिज़ुमबै 
बायोसिमिलर बेवकोल्वा के लिए नोटिस ऑफ 
कंप्लायंस (NOC) प्राप्त हुआ ह।ै

नोटिस ऑफ कंप्लायंस (NOC) क्या है?

•	 NOC एक औपचारिक नियामक स्वीकृति ह,ै जो 
किसी दवा की सरुक्षा, प्रभावशीलता और गणुवत्ता का 
मलू्यांकन करने के बाद दी जाती ह।ै

•	 NOC जारी होने पर फार्मास्यूटिकल कंपनी को संबंधित 
क्षेत्राधिकार में दवा का काननूी विपणन और वितरण 
करने की अनमुति मिलती ह।ै

•	 यह उन्नत फार्मास्यूटिकल बाज़ारों में अपनाए गए कठोर 
नियामक मानकों के अनपुालन को दर्शाता ह।ै

बायोसिमिलर क्या हैं?

•	 बायोसिमिलर ऐसे जैविक उत्पाद हैं जो पहले से स्वीकृत 
संदर्भ जैविक दवा के अत्यधिक समान होते हैं, सरुक्षा, 
प्रभावशीलता और गणुवत्ता के संदर्भ में।

•	 ये परूी तरह नई दवाए ँनहीं होतीं, बल्कि पहले से स्थापित 
जैविक दवाओ ंके समकक्ष संस्करण होते हैं, जिनका वर्षों 

से विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जा रहा ह।ै

•	 बायोसिमिलर जटिल जैविक उत्पाद होते हैं, जिन्हें संदर्भ 
जैविक दवाओ ंकी तरह ही जीवित कोशिका प्रणालियों 
का उपयोग करके विकसित किया जाता ह।ै 

•	 इनका संरचना और कार्य में निकट समानता सुनिश्चित 
की जाती ह,ै हालाँकि इन्हें सामान्य जेनेरिक दवाओ ंकी 
तुलना में तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपरू्ण बनाना 
पड़ता ह।ै

स्रोत: ET

कें द्र की नई ई-बस योजना
संदर्भ 

•	 कें द्र सरकार, पीएम ई-ड्राइव कार्यक्रम के अतंर्गत 
14,000 बसों की निविदा और आवंटन परू्ण करने के 
बाद राज्यों के लिए एक नई इलेक्ट्रिक बस योजना लाग ू
कर सकती ह।ै

पीएम ई-ड्रा इव योजना के बारे में

•	 यह योजना वर्ष 2024 में भारी उद्योग मतं्रालय द्वारा 
प्रारंभ की गई थी।

•	 योजना की अवधि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 
तक थी, जिसे अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया 
ह।ै

•	 ईएमपीएस-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन 
स्कीम) को भी पीएम ई-ड्राइव योजना में सम्मिलित 
किया गया ह।ै
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योजना के घटक

•	 सब्सिडी: ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक तथा 
अन्य उभरती ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन।

•	 पंूजीगत परिसपंत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान: ई-बसें, 
चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क  की स्थापना एवं एमएचआई की 
परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन।

•	 प्रशासनिक प्रावधान: सचूना, शिक्षा एवं संचार 
(IEC) गतिविधियाँ तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी 
(PMA) का शलु्क।

•	 समर्थन हेतु पात्र वाहन श्रेणियाँ:

	� बसें (केवल इलेक्ट्रिक बसें)

	� तीन पहिया वाहन (ई-रिक्शा, ई-कार्ट एवं L5 
ई-3W)

	� दो पहिया वाहन (ई-2W)

	� ई-एम्बुलेंस (इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड एवं 
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

	� ई-ट्रक एवं अन्य नई ईवी श्रेणियाँ (अगले चरण में 
अधिसचूित होंगी)

•	 चार्जिंग स्टेशन :

	� यह योजना ईवी खरीदारों की “रेंज चितंा” को दरू 
करने हतेु सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना 
को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करती ह।ै

साइबॉर्ग बॉटनी
संदर्भ 

•	 वैज्ञानिकों ने साइबॉर्ग बॉटनी के क्षेत्र में प्रगति की ह,ै 
जिससे पौध े अपनी आतंरिक स्वास्थ्य स्थिति को 
वास्तविक समय में संप्रेषित कर सकते हैं।

साइबॉर्ग बॉटनी के बारे में

•	 यह एक उभरता हुआ अतंर्विषयक क्षेत्र ह ैजो जीवित 
पौधों को इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एकीकृत करता ह।ै

•	 “साइबॉर्ग” शब्द का अर्थ ह ै साइबरनेटिक जीव, जो 
प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओ ं और कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक 
कार्यक्षमता के संलयन को दर्शाता ह।ै

•	 उद्देश्य ह ै पौधों को जीवित सर्कि ट बोर्ड में परिवर त्ित 
करना, जो जानकारी का संवेदन, प्रसंस्करण और संचार 
कर सकें ।

कार्य प्रणाली

•	 नैनोवायर और ट्रांजिस्टर का समावेश: इन्हें पौधों की 
कोशिका भित्तियों में स्थापित किया जाता ह,ै जहाँ वे 
बायोसेंसर के रूप में कार्य करते हैं। 

•	 सचंालक पॉलिमर: जैसे PEDOT, जो पौधों की 
आतंरिक वायरिंग के रूप में कार्य कर संकेतों को बाहरी 
उपकरणों तक पहुचँाते हैं।

•	 सकेंत रूपांतरण: प्रकाश, आर्द्रता , पोषक तत्व और 
कीटों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओ ंको डिजिटल डेटा 
में परिवर त्ित किया जाता ह।ै

भारत में पवित्र उपवन
संदर्भ 

•	 केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पवित्र उपवनों के 
पनुर्स्थापन हतेु एक पायलट कार्यक्रम प्रारंभ किया ह।ै

पवित्र उपवनो ंके बारे में

•	 ये वन या प्राकृतिक वनस्पति के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें 
स्थानीय समदुाय धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक 
प्रथाओ ंके कारण संरक्षित करते हैं। 

•	 ये सामदुायिक संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो 
मदंिरों, अनुष्ठानों और आदिवासी परंपराओ ंसे जुड़े रहते 
हैं।
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•	 भारत में अनुमानतः 1,00,000 से 1,50,000 पवित्र 
उपवन हैं।

•	 उपयुक्त उपवनों को जैव विविधता अधिनियम, 2002 
के अतंर्गत जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया 
जा सकता ह।ै

महत्त्व

•	 पवित्र उपवन जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में कार्य 
करते हैं, जहाँ दुर्लभ, स्थानिक और औषधीय पौधों का 
संरक्षण होता ह।ै

•	 ये मदृा संरक्षण में योगदान दतेे हैं और विशषेकर पश्चिमी 
घाट एवं हिमालय जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में 
अपरदन को रोकते हैं।

•	 सांस्कृति क दृष्टि से ये अनुष्ठानों, उत्सवों और सामदुायिक 
पहचान के कें द्र होते हैं, जहाँ विश्वास प्रणाली के माध्यम 
से संरक्षण को सदुृढ़ किया जाता ह।ै
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